
पिछले  सप्ताह बाल श्रम (प्रतिबंधन एवं नियमन) अधिनियम, 2016 राज्य सभा में पास होने के बाद  आज यह लोकसभा में भी पास हो गया. जो संसद भारतीय औद्योगिक एवं तकनीक संसथान 2016 बिल  पर गरमा गरम बहस कर रही है , उसी संसद ने गरीब बच्चो से सम्बंधित बाल श्रम कानून को पास कर दिया. अलग अलग कानूनों पर हमारी संसद का यह व्यवहार इनकी प्राथमिकताओ को दर्शाता है. 
प्रो चाइल्ड कोइलिशन जो बुद्धिजीवियों, सस्थाओं, और व्यक्तिगत लोगों का एक मंच है, वर्तमान रूप में इस  बिल की भर्त्सना करता है. इस नोट के द्वारा हम इस बिल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चिन्ताओ को आपके सामने रख  रहे हैं.  

इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम के बच्चों से किसी भी व्यवसाय में मजदूरी करवाने पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाने का दावा किया जा रहा है. परन्तु इसमें एक पेंच है. इसमें एक अपवाद रखा गया है कि अगर बच्चे  अपने पारिवारिक व्यवसाय में काम कर सकते हैं, बशर्ते वह  काम  खतरनाक व्यवसाय कि क्ष्रेणी में नहीं आते और वह उसके स्कूल जाने में बाधक नहीं बनता है, तो इसकी अनुमति है. प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसा व्यवहारिक और संभव है? बच्चा घर पर काम करेगी/गा और काम स्कूल में बाधक नहीं बनेगा? बच्चों की घर पर काम में व्यस्तता उनके स्कूल के छुटने/ड्राप आउट  का एक सबसे बड़ा कारण है. यह बात  लड़कियों के लिए विशेष रूप से सच है. इनका कहना है कि बच्चे कई सदियों से परिवार की मदद करते आयें है और यह बिल इस परंपरा को सुदृढ़ करता है और यह शोषण नहीं करता. पिछले कानून (CLPRA1986 की धारा 3) का  अनुभव हमें दिखाता है की कैसे घर से जुड़े बाल श्रमिको का शोषण होता है. 
तो लगभग 30 साल बाद बने इस कानून से हमने हासिल क्या किया ? जब इस बिल में भी बाल श्रम की अनुमति दी जा रही है. कानून बनाने वालो का कहना है कि घर में बाल क्ष्रम की इज़ाज़त तो अपवाद है और इसमें मात्र छोटी सी संख्या आती है. वास्तविकता कुछ और है. वैश्वीकरण के इस दौर में अधिकतर उत्पादन अनौपचारिक क्षेत्र में होता है. इस अनौपचारिक  क्षेत्र में होने वाले उत्पादन  का एक बड़ा भाग घरो में होने वाले काम से होता है.  आने वाले समय में इसके अनुपात के घटने की कोई संभावना नहीं है बल्कि उदारवाद के इस दौर में घरो पर होने वालो कामो का प्रतिशत बढ़ने ही वाला है. सच्चाई तो यह है कि यह अपवाद एक बड़ी संख्या में बाल क्ष्रम को कानूनी मान्यता है.
[bookmark: _GoBack]इस बिल का  सरकार की अन्य नीतियों से जोड़कर इसका विश्लेषण होना चाहिए. इसे सरकार की श्रम सम्बन्धी  बृहतर नीतियों तथा अनौपचारिक क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने से जोड़ कर देखना चाहिए. अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार और क्षम मंत्रालय के सचिव शंकर अग्रवाल के अनुसार “ सभी संशोधन तीन चीज़ों को ध्यान में रख कर किये जा रहे हैं- आज के समय की आवश्यकता, मजदूरों की सुरक्षा तथा ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना”. जाहिर है कि मंत्रालय का मुख्य ध्यान उत्पादन क्षेत्र की जरूरत के अनुसार नौकरियां पैदा करना है, बच्चों की सुरक्षा नहीं. इस पृष्ठभूमि में जब अधिक से अधिक उत्पादनो को घरों में धकेला जा रहा है  तो ऐसे में बच्चों द्वारा किये जाने वाला क्षम कौन नियमित करेगा ?     
कानून बनाने वालों की यह बात मान भी लें कि केवल स्कूल के बाद बच्चों को काम करने की इजाज़त होगी तो इसका आशय क्या है. बच्चा दिन के उपलब्ध सोलह घंटो में से आठ घंटे स्कूल जायेगा, दो तीन घंटे खाने और दिन के आवश्यक कामो में लगाएगा /लगाएगी और चार घंटे काम में लगाएगा/गी. ऐसे में क्या हम बच्चे पर 8 घंटे के स्कूल और चार घंटे के काम  का दुगना बोझ नहीं डाल रहे ? ऐसे में खेलने , स्कूल के काम और आराम का वक्त कहाँ है? क्या बच्चे के विकास के लिए खेलने और आराम करने की जरूरत नहीं है?
कानून बनाने वालो का कहना है कि इस अपवाद के पीछे औचित्य यह है कि इससे उसे अपने पारंपरिक कामों को सीखने का मौका मिलेगा. यानी कुम्हार के बच्चे को केवल कुम्हार का काम सीखने का अवसर मिलेगा और लौहार के बच्चे को केवल लौहार के काम का. क्या इसमें डॉक्टर या वकील के बच्चे के लिए कुम्हार या लौहार का काम सीखने  की सम्भावनाये है? वह तो डॉक्टर या वकील ही बनेगा/गी. क्या यह हमारी स्थापित जाती व्यवस्था को बढाने का औजार नहीं है. क्या इससे समाज में व्याप्त असमानताओ को बढ़ावा नहीं मिलेगा?
इसे कानून में 14 से 18 वर्ष के बच्चो की नयी श्रेणी बनायीं गयी है और इस उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक व्यवसायों में काम करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है. इस श्रेणी को  किशोरावस्था के रूप में परिभाषित किया गया है. अंतर्राष्ट्रीय सन्धियों , जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं, के अनुसार 18 साल  से कम का  हर व्यक्ति बच्चा है. अगर हम मानते है कि 18 साल  से कम का हर व्यक्ति बच्चा है तो इस कानून में यह श्रेणी कहाँ से आ गयी ? कुछ समय के लिए अगर यह तर्क को किनारे भी रख दें तो प्रश्न यह उठता है कि पूर्व कानून में खतरनाक व्यवसायों की जो व्यापक  सूची थी उसे नए कानून में क्यों हटा दिया गया ? पिछले बिल की 65 प्रक्रियाओं और 16 व्यवसायों की सूची को इस बिल में   
खनन, ज्वलनशील तत्व और फैक्ट्री एक्ट में शामिल खतरनाक उद्योगों से बदल दिया गया है.  इसके आलावा रोज नए नए उद्योग  खतरनाक उद्योगो में शामिल हो जाते हैं. उदहारण के लिए 1986 में जब जब खतरनाक उद्योगों की सूची बनी थी तब इलेक्ट्रोनिक कचरा उद्योग में कोई काम नहीं कर रहा था. तो समय बीतने के साथ साथ खतरनाक उद्योगों की सूची में नए उद्योग शामिल होने चाहिए . पर नए कानून में पुरानी सूची को भी छोड़ दिया है.  

लगता है कि यह सरकार चाहती है कि “Make in india” की सफलता की कीमत गरीब,  दलित, मुस्लिम और आदिवासी बच्चे अदा करे. क्या यह आवश्यक नहीं है कि “अन्तरराष्ट्रीय  सफलता” की  सीढियों पर प्रगति करता भारत, इस सफलता का एक हिस्सा इन बच्चों को भी समर्पित करे.
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